अनुबंध-II
अतिरिक्‍त मुद्दे-I
i. देश में सिंचाई अवसंरचना को अपस्‍केल करना। 
ii. भूसा, खोई, बायो-मास को एथनोल में परिवर्तित करना और बांस अपशिष्‍ट को बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। परिणामस्‍वस्‍प आयात विल में कमी होगी। किसानों को मकई उगाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सकता है जिसको बायो मास एवं एथनोल में परिवर्तित किया जा सकता है। फ्लेक्‍सी इंजन मंडी में पहले से ही उपलब्‍ध है। 
iii. द्रव्‍य घुलनशील उर्वरक राजसहायता के लिए पात्र होंगे। 
iv. श्री जाम्‍बेकर ने पुणे में चीनी मिलों की मैली को जैविक फास्‍फेट एवं पोटाश में परिवर्तित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। जैविक कृषि उत्‍पाद निर्यात के लिए काफी स्‍कॉप है। 
v. बांस को प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए क्‍योंकि इससे कपड़ा, कंप्रेस्‍ड लकड़ी आदि जैसे विभिन्‍न उप-उत्‍पाद तैयार होते हैं। इसको मेढ़ों एवं बेकार पड़ी भूमि पर उगाया जा सकता है। 
vi. शहद, दूध, मात्‍स्‍यिकी, कुक्‍कुट, बतख पालन, चारा एवं सोयाबीन आदि के प्रोत्‍साहन के लिए अवसंरचना सृजन के लिए भी ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है।
vii. खेती में ऊर्जा की लागत को कम करने के क्रम में पावर इलैक्‍ट्रिक फीडरों में सोलर पम्‍प लगाए जाएं जो केवल कृषि और क्रियाशील ड्रिप सिंचाई सुविधाओं के लिए हों। शीत भंडार जो सौर ऊर्जा चालित हों, को प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए (थेरमेक्‍स ने विकसित नई प्रौद्योगिकी की सूचना दी है, विभिन्‍न उपलब्‍ध प्रौद्योगिकियों की जांच होनी चाहिए)। 
viii. काष्‍ठ, अगरबत्‍ती, पामऑयल आदि जैसे जिंसों के लिए आयात स्‍थानापन्‍न पर विचार किया जाना चाहिए। 
ix. आईडिया बैंक बनाने के लिए सभी राज्‍य सरकारों/अन्‍य हितधारकों से नवाचारी विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए। 
x. कृषि जिन्‍सों के लिए संतुलित व्‍यापार पद्धति सुनिश्‍चित की जाए और आवश्‍यकता पड़ने पर आयात शुल्‍क पर कठोर नीति अपनाई जाए। 
xi. हवाई अड्डा, रेलवे स्‍टेशनों आदि पर ताज़े फलों एवं सब्‍जियों की बिक्री करने वाले उचित ब्रान्‍ड नाम वाले (मदर डेयरी मॉडल) स्‍टाल की स्‍थापना की जाना चाहिए। 
xii. प्रभावी घरेलू एवं निर्यात मंडी के लिए पूर्वोत्‍तर से अनानास एवं सिक्‍किम से फूलों को टाईअप किया जाना चाहिए।  
xiii. बीज कंपनियों को अनुसंधान के लिए अपने लांभाश के एक भाग को अलग रखना चाहिए। 
xiv. विभिन्‍न मॉडलों के माध्‍यम से कृषि उत्‍पाद की खरीद का सुदृढीकरण।

अतिरिक्‍त मुद्दे- II
i. कृषि में निवेश बढाना और कृषि उत्‍पादन प्रणाली की समग्र श्रृंखला के अवसंरचना अंतर को मिटाना। 
ii. टंकी, जलाशयों, तालाबों आदि सहित परंपरागत सिंचाई प्रणालियों का पुनरूद्धार करना। गुजरात में चैक डैम जैसे मृदा सरंक्षण संरचनाएं काफी उपयोगी पायी गयी हैं। भू जल रीचार्ज पर ध्‍यान केन्‍द्रित करने की आवश्‍यकता है।
iii. सभी गांवों के लिए बिजली कनेक्‍टिविटी सुनिश्‍चित करना और कृषि के लिए डेडिकेटड फीडर लाइन प्रदान करना। 
iv. डेयरी एवं पशुधन क्षेत्रों में ज़ोर देने की आवश्‍यकता है। वर्षा सिंचित प्रणालियों में पशुधन आधारित फसलन प्रणाली अधिक उपयुक्‍त है। 
v. ई-नाम से संबंधित चुनौतियों और इसको किसानों एवं अन्‍य हितधारकों के बीच लोकप्रिय और स्‍वीकार्य बनाने के लिए आवश्‍यक कदमों को चिन्‍हित करना। राज्‍य सरकार द्वारा इस बेहद उपयोगी कार्यकलाप में वांछित रूचि न लेने की जांच करना।
vi. फसलोपरान्‍त रेहन ऋण प्रणाली को प्रोत्‍साहित करना। किसानों और बैंकरों के बीच इसके लोकप्रिय न होने के कारणों की पहचान करना और इसको अपनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना। 
vii. वेयरहाऊस भंडारण, शीतागारों, रीफर वेनों आदि को सुदृढ़ करना। 
viii. देश में विस्‍तार प्रणाली छिन्‍न-भिन्‍न हो गयी है तथा इसको पुनर्गठित करने की ज़रूरत है। इसको सुदृढ़ करने के तरीके क्‍या-क्‍या है?
ix. जैविक खेती जैसी सतत कृषि उत्‍पादन प्रणाली को अपनाना। तथापि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के संदर्भ में इसकी जांच की जाए। 
x. विभिन्‍न कृषि जिन्‍सों के संदर्भ में भारत को विश्‍व पालक बनाना। 
xi. यह भी जांच करना कि क्‍या भारतीय किसानों को अफ्रीकी देशों में जाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सकता था जहां खेती के लिए ज़मीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने का प्रस्‍ताव था। 
xii. कृषि का विविधिकरण। कम उपज और कम आय देने वाली फसलों की पहचान करना और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इनके सबसे अधिक इष्‍टतम विकल्‍प वाली फसलों की पहचान करना।
xiii.  खाद्य प्रसंस्‍करण एवं कृषि प्रसंस्‍करण को प्रोत्‍साहित करना। 
